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समसाम�यिकी 8 प्र�व�ष्टियिाँ

01 उच्च न्यिायिपा�लिका में नतेतृ्व प�रिवतर्तन — कॉलि�ेजियिम की न�र्त �सफा�रिशें �नयुि��तयिाँ

सं के्ष प  में

सवार्वोच्च न्यिायिालयि कॉले�जियिम ने 6 अगस्त 2026 को न्यिायिमू�तर्ति र�वर्तिद्र वी. घुगे और महिेश चंद्र �त्रिपाठी को क्रमशः
कलकत्ता और बॉम्बे उच्च न्यिायिालयि के मुख्यि न्यिायिाधीश के रूप में �नयिुक्त करने की �सफा�रश की। न्यिायिमू�तर्ति घुगे
वतर्तमान में बॉम्बे हिाइर्त को�र्त के कायिर्तवाहिक मुख्यि न्यिायिाधीश हिैं, जिब�क न्यिायिमू�तर्ति �त्रिपाठी इलाहिाबाद हिाइर्त को�र्त के
व�रष्ठ  न्यिायिाधीश  हिैं।  स्वीकृ�त  �मलने  पर  न्यिायिमू�तर्ति  �त्रिपाठी  बॉम्बे  हिाइर्त  को�र्त  के  50वें  मुख्यि  न्यिायिाधीश  बनेंगे।
कॉले�जियिम की �सफा�रश के बाद कें द्र सरकार की प्र�क्रयिा और राष्टि्रप�त की �नयिु�क्त अ�धसूचना के माध्यिम से
अं�तम �नयिु�क्त हिोती हिै।

सवार्वोच्च न्यिायिालयि कॉले�जियिम ने 6 अगस्त 2026 को न्यिायिमू�तर्ति र�वर्तिद्र वी. घुगे और न्यिायिमू�तर्ति महिेश चंद्र �त्रिपाठी को क्रमशः
कलकत्ता उच्च न्यिायिालयि और बॉम्बे उच्च न्यिायिालयि के मुख्यि न्यिायिाधीश के रूप में �नयिुक्त करने की �सफा�रश की हिै।

न्यिायिमू�तर्ति रि�वर्तिद्र वी. घुगे

न्यिायिमू�तर्ति र�वर्तिद्र वी. घुगे वतर्तमान में बॉम्बे उच्च न्यिायिालयि के कायिर्तवाहिक मुख्यि न्यिायिाधीश हिैं। उन्हिें कलकत्ता उच्च न्यिायिालयि
के अगले मुख्यि न्यिायिाधीश के रूप में अनुशं�सत �कयिा गयिा हिै। वे 21 जिून 2013 को बॉम्बे उच्च न्यिायिालयि के न्यिायिाधीश
�नयिुक्त हुए थे। जिून 2026 में तत्कालीन मुख्यि न्यिायिाधीश श्री चंद्रशेखर की सवार्वोच्च न्यिायिालयि में �नयिु�क्त के बाद उन्हिाेंने
कायिर्तवाहिक मुख्यि न्यिायिाधीश का पद संभाला।

न्यिायिमू�तर्ति महिशे चंद्र �त्रिपाठी

न्यिायिमू�तर्ति एम.सी. �त्रिपाठी वतर्तमान में इलाहिाबाद उच्च न्यिायिालयि के व�रष्ठ न्यिायिाधीशाें में दूसरे स्थान पर हिैं और प्रधान पीठ,
इलाहिाबाद के प्रमुख हिैं। कॉले�जियिम की �सफा�रश स्वीकृत हिोने पर वे बॉम्बे उच्च न्यिायिालयि के 50वें मुख्यि न्यिायिाधीश
बनेंगे। इससे पहिले इलाहिाबाद उच्च न्यिायिालयि से न्यिायिमू�तर्ति डी.के. उपाध्यिायि बॉम्बे उच्च न्यिायिालयि के 47वें मुख्यि न्यिायिाधीश
रहि चुके हिैं।

दोनाें न्यिायिाधीशाें का न्यिा�यिक अनुभव

न्यिायिमू�तर्ति घुगे ने 1990 में वकालत शुरू की और श्रम कानून तथा औद्यो�गक �ववादाें से जिुड़े लगभग 2,000 मामलाें में
श्र�मकाें  एवं  �्रेड  यिू�नयिनाें  का  प्र�त�न�धत्व  �कयिा।  दूसरी  ओर,  न्यिायिमू�तर्ति  �त्रिपाठी  ने  1992 में  अ�धवक्ता  के  रूप  में
पंजिीकरण करायिा और मुख्यितः दीवानी मामलाें में वकालत की। उन्हिाेंने �व�भन्न सरकारी एवं सावर्तजि�नक संस्थानाें का भी
प्र�त�न�धत्व �कयिा।

कॉलिे�जियिम प्रणालिी का महित्व

कॉले�जियिम प्रणाली के अंतगर्तत उच्च न्यिायिपा�लका में न्यिायिाधीशाें की �नयिु�क्त एवं स्थानांतरण के �लए सवार्वोच्च न्यिायिालयि के
व�रष्ठ न्यिायिाधीशाें का समूहि �सफा�रश करता हिै। सवार्वोच्च न्यिायिालयि के कॉले�जियिम में भारत के मुख्यि न्यिायिाधीश तथा चार
व�रष्ठतम न्यिायिाधीश शा�मल हिोते हिैं। हिालां�क, कॉले�जियिम की �सफा�रश अपने-आप में अं�तम �नयिु�क्त नहिीं हिोती; आगे
कें द्र सरकार की प्र�क्रयिा और राष्टि्रप�त द्वारा �नयिु�क्त की अ�धसूचना महित्वपूणर्त हिोती हिै।
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आगे की प्र�क्रियिा औरि UPSC महित्व

�सफा�रश के बाद कें द्र सरकार द्वारा प्र�क्रयिा पूरी की जिाती हिै और �नयिु�क्त की अ�धसूचना जिारी हिोने के पश्चात संबं�धत
न्यिायिाधीश मुख्यि न्यिायिाधीश के रूप में कायिर्तभार ग्रहिण करते हिैं। वतर्तमान में न्यिायिमू�तर्ति तापब्रता चक्रवतर्ती कलकत्ता उच्च
न्यिायिालयि के कायिर्तवाहिक मुख्यि न्यिायिाधीश हिैं; �सफा�रश स्वीकृत हिोने पर न्यिायिमू�तर्ति घुगे उनका स्थान लेंगे। UPSC के �लए
यिहि घ�ना अनुचे्छद 124, अनुचे्छद 217, न्यिा�यिक स्वतंत्रिता, कॉले�जियिम बनाम NJAC और न्यिायिपा�लका में �नयिु�क्त
प्र�क्रयिा जिैसे �वषयिाें से जिोड़कर पढ़ी जिानी चा�हिए।

02 पडुुचरेिी प�ुलिस को ‘रिाष्ट्रप�त ध्वजि’ सम्मान 

सं के्ष प  में

9 अगस्त 2026 को कें द्रीयि गृहि मंत्रिी अ�मत शाहि ने पुडुचेरी पु�लस को वीरता, समपर्तण और �व�शष्टि सेवा के �लए
प्र�त�ष्ठत राष्टि्रप�त ध्वजि (President’s Colour) से सम्मा�नत �कयिा। पुडुचेरी पु�लस ने कानून-व्यवस्था बनाए
रखने, नाग�रक सुरक्षा तथा COVID-19 महिामारी के दौरान महित्वपूणर्त भू�मका �नभाइर्त। पुडुचेरी एक �व�शष्टि कें द्र
शा�सत प्रदेश हिै, �जिसके क्षेत्रि पुडुचेरी, कराइर्तकल, माहिे और यिनम में �स्थत हिैं। यिहि सम्मान पु�लस बल की उत्कृष्टि
सेवा के साथ-साथ आंत�रक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और नाग�रक-कें �द्रत पु�लस प्रशासन में यिोगदान की मान्यिता हिै।

9 अगस्त 2026 को कें द्रीयि गृहि एवं सहिका�रता मंत्रिी अ�मत शाहि ने पुडुचेरी पु�लस को उसकी वीरता, समपर्तण और �व�शष्टि
सेवा  के  �लए  राष्टि्रप�त  ध्वजि  (President’s Colour) से  सम्मा�नत  �कयिा।  समारोहि  में  पुडुचेरी  के  उपराज्यिपाल  के.
कैलाशनाथन और मुख्यिमंत्रिी एन. रंगासामी स�हित अन्यि गणमान्यि व्य�क्त उप�स्थत रहिे।

रिाष्ट्रप�त ध्वजि का महित्व

राष्टि्रप�त ध्वजि �कसी अनुशा�सत बल को उसकी उत्कृष्टि सेवा, साहिस, कतर्तव्य�नष्ठा और राष्टि्र  के प्र�त यिोगदान के सम्मान में
प्रदान �कयिा जिाने वाला प्र�त�ष्ठत सम्मान हिै। पु�लस बल के �लए यिहि सम्मान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और नाग�रकाें की
सुरक्षा एवं सेवा में उसके दीघर्तका�लक यिोगदान की संस्थागत मान्यिता को दशार्तता हिै।

पुडुचेरिी पु�लिस को सम्मान �यिाें?

पुडुचेरी पु�लस को यिहि सम्मान �वशेष रूप से कानून-व्यवस्था, नाग�रक सुरक्षा और चुनौतीपूणर्त प�र�स्थ�तयिाें में कतर्तव्य
�नवर्तहिन के �लए �दयिा गयिा। पुडुचेरी का भौगो�लक स्वरूप �व�शष्टि हिै, क्यिाें�क कें द्र शा�सत प्रदेश के क्षेत्रि पुडुचेरी, कराइर्तकल,
माहिे  और  यिनम  में  �वभा�जित  हिैं।  इन  अलग-अलग  क्षेत्रिाें  में  सुरक्षा  और  कानून-व्यवस्था  बनाए  रखना  पु�लस  के  �लए
प्रशास�नक चुनौती हिै।

को�वड-19 महिामारिी के दौरिान भू�मका

गृहि मंत्रिी ने COVID-19 महिामारी के दौरान पुडुचेरी पु�लस के यिोगदान की भी सराहिना की। महिामारी के दौरान पु�लस ने
कानून-व्यवस्था बनाए रखने के साथ-साथ स्वास्थ्यि सुरक्षा से संबं�धत सरकारी �दशा-�नदर्वोशाें के �क्रयिान्वयिन में भी महित्वपूणर्त
भू�मका �नभाइर्त। यिहि उदाहिरण आपदा प्रबंधन में पु�लस की बहुआयिामी भू�मका को दशार्तता हिै।

पुडुचेरिी का ��ेतहिा�सक �वं प्रशास�नक महित्व

पुडुचेरी का इ�तहिास फ्रांसीसी औप�नवे�शक शासन से जिुड़ा रहिा हिै। बाद में यिहि भारत का अ�भन्न �हिस्सा बना। इसकी
�व�शष्टि ए�ेतहिा�सक एवं भौगो�लक पृष्ठभू�म के बावजिूद इस क्षेत्रि ने अपनी भारतीयि सांस्कृ�तक पहिचान को बनाए रखा हिै।
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पुडुचेरिी पु�लिस �वं UPSC कने�शन

पुडुचेरी में पु�लस महिा�नदेशक (DGP) का पद 1 अक्�ूबर 1963 को स्था�पत �कयिा गयिा था। राष्टि्रप�त ध्वजि से सम्मा�नत
हिोना पु�लस बल की संस्थागत क्षमता और दीघर्तका�लक सेवा की मान्यिता हिै। UPSC के �लए इस घ�ना को आंत�रक
सुरक्षा, पु�लस प्रशासन, कें द्र शा�सत प्रदेशाें का शासन, आपदा प्रबंधन, सावर्तजि�नक व्यवस्था और पु�लस सुधार से जिोड़कर
पढ़ना चा�हिए। यिहि �वषयि GS Paper-II (Governance) और GS Paper-III (Internal Security) दोनाें के
�लए उपयिोगी हिै।

03 UPI परि उपभो�ताआें स ेशलु्क नहिीं, PSS अ�ध�नयिम में सशंोधन स ेMDR का नयिा
ढाचंा स्वास्थ्यि

सं के्ष प  में

भारत  सरकार  ने  स्पष्टि  �कयिा  हिै  �क  UPI उपयिोगकतार्तआें,  �वशेषकर  P2P लेनदेन  पर  कोइर्त  शुल्क  नहिीं  लगायिा
जिाएगा,  जिब�क  वतर्तमान  में  UPI पर  MDR भी  शून्यि  हिै।  Payment and Settlement Systems Act,
2007 भारत की भुगतान एवं �नप�ान प्रणा�लयिाें का प्रमुख कानूनी ढांचा हिै, �जिसमें �ड�जि�ल भुगतान से संबं�धत
प्रावधान शा�मल हिैं। भ�वष्यि में MDR लागू हिोने पर इसे केवल चु�नर्तिदा व्यापारी लेनदेन और �नधार्त�रत सीमा से
अ�धक के लेनदेन तक सी�मत रखा जिा सकता हिै। MDR से जिुड़ी चचार्त का उद्दशे्यि UPI को महिंगा करना नहिीं,
ब�ल्क साइबर सुरक्षा, तकनीकी अवसंरचना और �ड�जि�ल भुगतान प्रणाली के �लए स्थायिी राजिस्व मॉडल �वक�सत
करना हिै।

भारत सरकार ने स्पष्टि �कयिा हिै �क UPI उपयिोगकतार्तआें से लेनदेन शुल्क नहिीं �लयिा जिाएगा। �वशेष रूप से Person-to-
Person (P2P) लेनदेन �नःशुल्क बने रहिेंगे। इस�लए आम नाग�रक UPI के माध्यिम से धन हिस्तांतरण और भुगतान �बना
�कसी अलग लेनदेन शुल्क के जिारी रख सकें गे। सरकार पहिले भी स्पष्टि कर चुकी हिै �क वतर्तमान में UPI पर MDR नहिीं
�लयिा जिा रहिा हिै।

PSS अ�ध�नयिम औरि प्रस्ता�वत बदलिाव

Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act) भारत में भुगतान एवं �नप�ान प्रणा�लयिाें को
�व�नयि�मत करने का प्रमुख कानूनी ढांचा हिै। इसमें धारा 10A �ड�जि�ल भुगतान के �लए �वशेष रूप से महित्वपूणर्त हिै।
जिनवरी 2020 से RuPay डे�ब� काडर्त और BHIM-UPI लेनदेन पर MDR को शून्यि �कयिा गयिा था, ता�क �ड�जि�ल
भुगतान को बढ़ावा �मले।

MDR �यिा हि ैऔरि UPI से �सका संबंध

Merchant Discount Rate (MDR) वहि शुल्क हिै जिो व्यापारी के भुगतान लेनदेन को संसा�धत करने वाले भुगतान
तंत्रि में लगायिा जिाता हिै। यिहि सामान्यितः व्यापारी से संबं�धत �वत्तीयि संस्थाआें/भुगतान तंत्रि को प्राप्त हिोता हिै। महित्वपूणर्त बात
यिहि हिै �क MDR और उपभोक्ता से �लयिा जिाने वाला UPI शुल्क एक हिी चीजि नहिीं हिैं। वतर्तमान व्यवस्था में UPI पर
MDR शून्यि हिै और सरकार �ड�जि�ल भुगतान पा�र�स्थ�तकी तंत्रि को प्रोत्साहिन देने के �लए �वत्तीयि सहिायिता भी देती हिै।

भ�वष्यि में MDR लिागू हिोने की �स्स्थि�त

प्रस्ता�वत व्यवस्था को तत्काल UPI शुल्क लगाने के �नणर्तयि के रूप में नहिीं समझना चा�हिए। सरकार के स्पष्टिीकरण के
अनुसार, यि�द भ�वष्यि में MDR की व्यवस्था की जिाती हिै, तो यिहि चु�नर्तिदा व्यापारी लेनदेन तक सी�मत हिो सकती हिै और
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�नधार्त�रत सीमा से ऊपर के लेनदेन पर लागू की जिा सकती हिै। इसका उद्दशे्यि UPI को महिंगा बनाना नहिीं, ब�ल्क भुगतान
पा�र�स्थ�तकी तंत्रि के �लए एक स्थायिी राजिस्व मॉडल �वक�सत करना हिै।

UPI के �लि� स्स्थिायिी रिाजिस्व मॉडलि की आवश्यिकता

UPI के  बड़े  पैमाने  पर  �वस्तार  के  साथ  साइबर  सुरक्षा,  धोखाधड़ी  की  रोकथाम,  तकनीकी  अवसंरचना,  रीयिल-�ाइम
भुगतान और �शकायित �नवारण जिैसी व्यवस्थाआें में लगातार �नवेश आवश्यिक हिै। वतर्तमान में सरकार UPI पा�र�स्थ�तकी
तंत्रि के प्र�तभा�गयिाें को प्रोत्साहिन देती हिै। इस�लए MDR से संबं�धत बहिस को �ड�जि�ल सावर्तजि�नक अवसंरचना (DPI),
�वत्तीयि समावेशन और भुगतान प्रणाली की दीघर्तका�लक �वत्तीयि �स्थरता के संदभर्त में समझना चा�हिए।

UPSC के �लि� मुख्यि �नष्क�र्त

यिहि मुद्दा GS Paper-III (भारतीयि अथर्तव्यवस्था) के �लए महित्वपूणर्त हिै। इसे UPI, NPCI, PSS Act 2007, MDR,
�ड�जि�ल भुगतान, �वत्तीयि समावेशन, Digital Public Infrastructure और FinTech regulation से जिोड़कर
पढ़ें। परीक्षा में �वशेष रूप से यिाद रखें—P2P UPI लेनदेन �नःशुल्क हिैं; MDR व्यापारी-पक्ष से संबं�धत अवधारणा हिै;
PSS Act भुगतान प्रणा�लयिाें का प्रमुख कानूनी ढांचा हिै; और UPI का संचालन NPCI के नेतृत्व वाले पा�र�स्थ�तकी तंत्रि
के माध्यिम से हिोता हिै। वतर्तमान व्यवस्था में UPI पर MDR शून्यि रखने का उद्दशे्यि �ड�जि�ल भुगतान को व्यापक और
�कफायिती बनाना रहिा हिै।

04 ‘�र्त-समदु्र’ स ेभारित में समदु्री प्रशासन का �ड�जिटलि कायिाकल्प स्वास्थ्यि

सं के्ष प  में

भारत  के  समुद्री  प्रशासन  को  आधु�नक  बनाने  के  �लए  इर्त-समुद्र  (e-Samudra) एकीकृत  �ड�जि�ल  प्ले�फॉमर्त
�वक�सत �कयिा गयिा हिै, जिो समुद्री सेवाआें को �ड�जि�ल एवं अ�धक कुशल बनाता हिै। इसमें Single-Window
Services, ऑनलाइन भुगतान, �ड�जि�ल प्रमाणपत्रि, �रयिल-�ाइम �्रै�कर्तिग और Faceless Governance जिैसी
सु�वधाएँ शा�मल हिैं। प्ले�फॉमर्त ना�वकाें के �लए प्रोफाइल, प्रमाणपत्रि, रोजिगार, प्र�शक्षण और �शकायित �नवारण
जिैसी सेवाआें को अ�धक सरल एवं पारदशर्ती बनाने पर कें �द्रत हिै। इर्त-समुद्र भारत के Maritime India Vision
2030  और  Maritime  Amrit  Kaal  Vision  2047  के  तहित  समुद्री  क्षेत्रि  के  �ड�जि�लीकरण  और
आधु�नकीकरण को बढ़ावा देता हिै।

भारत के समुद्री प्रशासन को �ड�जि�ल एवं अ�धक कुशल बनाने के �लए इर्त-समुद्र (e-Samudra) एकीकृत �ड�जि�ल
प्ले�फॉमर्त के रूप में �वक�सत �कयिा गयिा हिै। यिहि बंदरगाहि, जिहिाजिरानी और जिलमागर्त मंत्रिालयि के अधीन महिा�नदेशालयि
नौवहिन/Directorate  General  of  Shipping  (DGS)  की  �ड�जि�ल  प्रशास�नक  व्यवस्था  का  �हिस्सा  हिै।
आ�धका�रक DGS �रकॉडर्त के अनुसार, 2026 में इस प्ले�फॉमर्त पर ना�वक प्रोफाइल, जिहिाजि पंजिीकरण और �न भार
कराधान जिैसे मॉड्यूल भी �वक�सत/स्थानांत�रत �कए गए हिैं।

समुद्री सेवाआें का Single-Window Digitalisation

इर्त-समुद्र का प्रमुख उद्दशे्यि �व�भन्न समुद्री सेवाआें को एकीकृत �ड�जि�ल प्ले�फॉमर्त पर उपलब्ध कराना हिै। इसके माध्यिम से
आवेदन, दस्तावेजि, प्रमाणपत्रि, अनुमोदन, शुल्क तथा अन्यि प्र�क्रयिाआें को �ड�जि�ल रूप �दयिा जिा रहिा हिै। इससे कागजिी
कायिर्तवाहिी कम करने, प्र�क्रयिाआें को तेजि करने और Faceless एवं Transparent Governance को बढ़ावा देने में
मदद �मलेगी।
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ना�वक-कें �द्रत �ड�जिटलि सेवा�ँ

इर्त-समुद्र  का  महित्वपूणर्त  पक्ष  Seafarer-Centric  Governance हिै।  ना�वकाें  के  प्रोफाइल  को  नए  प्ले�फॉमर्त  पर
स्थानांत�रत �कयिा जिा रहिा हिै तथा DGS ने ना�वकाें को अपनी प्रोफाइल संबंधी जिानकारी सत्यिा�पत एवं अपडे� करने के
�नदर्वोश �दए हिैं। इससे प्रमाणपत्रि, रोजिगार, प्र�शक्षण और अन्यि समुद्री सेवाआें से जिुड़ी प्र�क्रयिाआें को अ�धक व्यव�स्थत
बनायिा जिा सकता हिै।

पारिद�शर्तिता, ट्रै�कर्तिग औरि �शकायित �नवारिण

�ड�जि�ल समुद्री प्रशासन का उद्दशे्यि केवल ऑनलाइन सेवाएँ उपलब्ध कराना नहिीं,  ब�ल्क Real-Time Tracking,
Digital Records और Grievance Redressal को मजिबूत करना भी हिै। DGS की वतर्तमान �ड�जि�ल व्यवस्था में
Grievance Redressal, Seafarer Certificate Verification और e-Samudra जिैसे मॉड्यूल उपलब्ध हिैं।
इससे ना�वकाें तथा अन्यि समुद्री �हितधारकाें को सेवाआें की �स्थ�त जिानने और �शकायिताें के समाधान की बेहितर सु�वधा
�मलती हिै।

Maritime India Vision 2030 औरि Amrit Kaal Vision 2047 से संबंध

इर्त-समुद्र को भारत के व्यापक समुद्री क्षेत्रि के आधु�नकीकरण और �ड�जि�ल प�रवतर्तन के संदभर्त में समझना चा�हिए। भारत
का  लक्ष्यि  बंदरगाहिाें  की  दक्षता,  लॉ�जि�स्�क्स,  जिहिाजिरानी,  समुद्री  व्यापार  और  मानव  संसाधन  को  मजिबूत  करके  एक
प्र�तस्पधर्ती वै�श्वक समुद्री श�क्त बनना हिै। इस�लए इर्त-समुद्र को Maritime India Vision 2030 और दीघर्तका�लक
Maritime Amrit Kaal Vision 2047 के �ड�जि�ल-गवनर्नेंस आयिाम से जिोड़ा जिा सकता हिै।

UPSC के �लि� �सका महित्व

यिहि पहिल GS Paper-II और GS Paper-III दोनाें के �लए महित्वपूणर्त हिै। GS-II में इसे e-Governance, Digital
Public Infrastructure, पारद�शर्तिता और नाग�रक-कें �द्रत शासन से जिोड़ें, जिब�क GS-III में Ports, Shipping,
Blue Economy, Maritime Security, Logistics और समुद्री व्यापार से जिोड़कर पढ़ें। साथ हिी यिाद रखें �क
Merchant Shipping Act, 2025, ना�वकाें के अ�धकार एवं समुद्री प्रशासन में सुधार तथा �ड�जि�ल समुद्री सेवाएँ
भारत  के  व्यापक  Maritime  Governance  Reform  का  �हिस्सा  हिैं।  DGS  के  आ�धका�रक  �रकॉडर्त  में  e-
Samudra के �लए 2024 में कायिार्तन्वयिन स�म�तयिाें के गठन और 2026 में इसके �व�भन्न मॉड्यूल के संचालन/अपडे�
का उल्लेख �मलता हिै।
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05 ‘Bank in a Box’ स ेशहिरिी सहिकारिी बैंकाें का �ड�जिटलि �व ंसा�बरि सरुिक्षा
आध�ुनकीकरिण स्वास्थ्यि

सं के्ष प  में

कें द्रीयि  गृहि  एवं  सहिका�रता  मंत्रिी  अ�मत  शाहि  ने  मुंबइर्त  में  ‘सहिकार  नव-क्रां�त’  कायिर्तक्रम  के  दौरान  UCBs के
आधु�नकीकरण के �लए ‘Bank in a Box’ और 24×7 Security Operations Centre (SOC) जिैसी
पहिल  शुरू  कीं।  ‘Bank in a Box’  के  तहित  छो�े  शहिरी  सहिकारी  बैंकाें  को  Core Banking,  Digital
Payments,  Cloud,  AI-based  Fraud  Prevention  और  Regulatory  Compliance  जिैसी
सु�वधाएँ �मलेंगी। NUCFDC को UCBs के �लए Umbrella Organisation के रूप में तकनीकी, �वत्तीयि
और �नयिामकीयि सहिायिता प्रदान करने की �जिम्मेदारी दी गइर्त हिै। लगभग 1,400 UCBs में से 650 सदस्यि बन चुके
हिैं और NUCFDC के �लए करीब ₹306 करोड़ का पूंजिीकरण �कयिा गयिा हिै; इसका मुख्यिालयि �दल्ली से महिाराष्टि्र
स्थानांत�रत �कयिा जिाएगा।

कें द्रीयि गृहि एवं सहिका�रता मंत्रिी अ�मत शाहि ने मुंबइर्त में आयिो�जित ‘सहिकार नव-क्रां�त’ कायिर्तक्रम में शहिरी सहिकारी बैंकाें
(UCBs) के आधु�नकीकरण से जिुड़ी कइर्त पहिल शुरू कीं। इनमें National Urban Cooperative Finance and
Development Corporation (NUCFDC) के नए प�रसर का उद्घा�न, ‘Bank in a Box’ तकनीकी प्ले�फॉमर्त
और सहिभागी UCBs के �लए Security Operations Centre (SOC) की शुरुआत प्रमुख हिैं। इसका उद्दशे्यि छो�े
शहिरी सहिकारी बैंकाें को आधु�नक बैं�कर्तिग तकनीक एवं साइबर सुरक्षा सु�वधाएँ उपलब्ध कराना हिै।

‘Bank in a Box’ �यिा हि?ै

Bank in a Box एक एकीकृत तकनीकी समाधान हिै, �जिसके माध्यिम से छो�े और कम शाखाआें वाले UCBs को
अलग-अलग महिंगे IT �सस्�म �वक�सत �कए �बना आधु�नक बैं�कर्तिग सु�वधाएँ �मल सकें गी। इसमें Core Banking,
Digital Payments, Cloud Infrastructure, Loan Origination System, AI-based Fraud Pre‐
vention,  Aadhaar-based  services  और  Automated  Regulatory  Compliance  जिैसी  सु�वधाएँ
शा�मल हिैं। इससे छो�े सहिकारी बैंकाें की तकनीकी लागत और प�रचालन बोझ कम करने में मदद �मलेगी।

Security Operations Centre (SOC) औरि सा�बरि सुरिक्षा

�ड�जि�ल बैं�कर्तिग के �वस्तार के साथ साइबर धोखाधड़ी और साइबर हिमलाें का जिो�खम भी बढ़ रहिा हिै। इस�लए UCBs के
�लए 24×7 Security Operations Centre (SOC) स्था�पत �कयिा गयिा हिै। इसका उद्दशे्यि साइबर खतराें की �नरंतर
�नगरानी, सं�दग्ध ग�त�व�धयिाें की पहिचान और सुरक्षा संबंधी सहिायिता प्रदान करना हिै। NUCFDC द्वारा MuleHunter
जिैसी तकनीकाें तक पहुंच भी उपलब्ध कराइर्त जिा रहिी हिै, जिो सं�दग्ध लेनदेन और mule accounts की पहिचान में मदद
करती हिैं।

NUCFDC की भू�मका

National Urban Cooperative Finance and Development Corporation (NUCFDC) को शहिरी
सहिकारी बैंकाें के �लए Umbrella Organisation के रूप में महित्वपूणर्त भू�मका दी गइर्त हिै। इसका उद्दशे्यि UCBs को
तकनीकी, �वत्तीयि, संस्थागत और �नयिामक सहिायिता प्रदान करना हिै। साझा तकनीकी सेवाआें और अनुबंधाें के माध्यिम से
छो�े बैंकाें को economies of scale का लाभ �मल सकता हिै तथा उन्हिें आधु�नक बैं�कर्तिग प्रणाली अपनाने में सहिायिता
�मलेगी।
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UCB क्षेत्रि औरि पूंजिीकरिण

देश में लगभग 1,400 शहिरी सहिकारी बैंकाें में से लगभग 650 UCBs NUCFDC के सदस्यि बन चुके हिैं। संगठन के
पूंजिीकरण के �लए लगभग ₹306 करोड़ की रा�श जिु�ाइर्त गइर्त हिै। महिाराष्टि्र  UCBs की संख्यिा के मामले में महित्वपूणर्त राज्यि हिै
और इसी कारण NUCFDC के मुख्यिालयि को �दल्ली से महिाराष्टि्र  स्थानांत�रत करने की घोषणा की गइर्त हिै। यिहि कदम देश
के बड़े सहिकारी बैं�कर्तिग ने�वकर्त  वाले क्षेत्रि में संस्थागत समन्वयि को मजिबूत कर सकता हिै।

UPSC के �लि� महित्व

यिहि पहिल GS Paper-III (भारतीयि अथर्तव्यवस्था) के �लए महित्वपूणर्त हिै। इसे सहिकारी बैं�कर्तिग, �वत्तीयि समावेशन, �ड�जि�ल
बैं�कर्तिग, FinTech, साइबर सुरक्षा, AI-based fraud detection, �नयिामकीयि अनुपालन और संस्थागत सुधार से
जिोड़कर  पढ़ें।  �वशेष  रूप  से  यिाद  रखें  �क  UCBs भारतीयि  सहिकारी  बैं�कर्तिग  प्रणाली  का  महित्वपूणर्त  �हिस्सा  हिैं,  जिब�क
NUCFDC का Umbrella Organisation के रूप में उद्दशे्यि उनके तकनीकी एवं संस्थागत सशक्तीकरण को बढ़ावा
देना हिै। ‘Bank in a Box’ shared digital infrastructure और economies of scale का उदाहिरण हिै,
जिब�क SOC बैं�कर्तिग क्षेत्रि में proactive cyber-risk management को मजिबूत करने की �दशा में महित्वपूणर्त कदम
हिै।

06 ‘प्रकृ�त ज्ञान धाम’ — जिवै �व�वधता औरि पयिार्तवरिण �शक्षा का नयिा कें द्र स्वास्थ्यि

सं के्ष प  में

लखनऊ में कें द्रीयि �वज्ञान एवं प्रौद्यो�गकी राज्यि मंत्रिी डॉ. �जितेंद्र �सर्तिहि ने ‘प्रकृ�त ज्ञान धाम’ का उद्घा�न �कयिा, �जिसे
CSIR-NBRI ने �वक�सत �कयिा हिै। यिहि एक Live Laboratory के रूप में �वद्या�थर्तियिाें और प्रकृ�त प्रे�मयिाें को
जिैव  �व�वधता  एवं  पा�र�स्थ�तकी  का  अनुभवात्मक  अध्यियिन  उपलब्ध  कराता  हिै।  इसके  प्रमुख  आकषर्तणाें  में
PAaVan Path,  भारतीयि  �वरासत  उद्यान  और  QR Code आधा�रत  �ड�जि�ल  पयिार्तवरण  �शक्षा  शा�मल  हिैं।
Bamboostium में बांस की 43 प्रजिा�तयिाँ प्रद�शर्तित हिैं, जिो जिैव संसाधनाें के सतत उपयिोग, काबर्तन प्रबंधन और
हि�रत आजिी�वका को बढ़ावा देने पर कें �द्रत हिै।

लखनऊ में ‘प्रकृ�त ज्ञान धाम’ नामक पयिार्तवरण-आधा�रत �शक्षा कें द्र का उद्घा�न कें द्रीयि �वज्ञान एवं प्रौद्यो�गकी राज्यि मंत्रिी
डॉ. �जितेंद्र �सर्तिहि ने �कयिा। इसे CSIR-राष्टि्र ीयि वनस्प�त अनुसंधान संस्थान (CSIR-NBRI) द्वारा �वक�सत �कयिा गयिा हिै। यिहि
बंथरा �स्थत महि�षर्ति पराशर जिैवसंसाधन कें द्र में स्था�पत हिै और इसका उद्दशे्यि वैज्ञा�नक अनुसंधान, जिैव �व�वधता संरक्षण
तथा पयिार्तवरण �शक्षा को समाजि से जिोड़ना हिै।

स�क्रियि ‘लिा�व प्रयिोगशालिा’ के रूप में �वकास

प्रकृ�त ज्ञान धाम को एक Live Laboratory के रूप में �वक�सत �कयिा गयिा हिै, जिहिाँ �वद्याथर्ती, �शक्षक, वैज्ञा�नक और
प्रकृ�त प्रेमी प्रत्यिक्ष अनुभव के माध्यिम से भारत की वनस्प�त एवं पा�र�स्थ�तक �व�वधता को समझ सकें गे। इसका मॉडल
पारंप�रक कक्षा-आधा�रत �शक्षा से आगे बढ़कर Experiential Learning पर कें �द्रत हिै। यिहि वनस्प�त �वज्ञान को जिैव
�व�वधता संरक्षण, पा�र�स्थ�तकी और सतत आजिी�वका से जिोड़ता हिै।

PAaVan Path औरि भारितीयि �वरिासत उद्यान

कें द्र के प्रमुख आकषर्तणाें में PAaVan Path और भारतीयि �वरासत उद्यान शा�मल हिैं। PAaVan Path के माध्यिम से
�व�भन्न पौधाें एवं उनके पा�र�स्थ�तक संबंधाें को समझने का अवसर �मलता हिै। भारतीयि �वरासत उद्यान में एसेे ए�ेतहिा�सक
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एवं सांस्कृ�तक महित्व वाले वकृ्षाें को प्रद�शर्तित �कयिा गयिा हिै, �जिनका संबंध भारतीयि इ�तहिास और स्वतंत्रिता आंदोलन से हिै।
इस प्रकार यिहि पहिल Biological Heritage और Cultural Heritage को एक साथ जिोड़ती हिै।

तकनीक आधा�रित पयिार्तवरिण �शक्षा

प्रकृ�त ज्ञान धाम में �व�भन्न पेड़ाें और प्रदशर्त�नयिाें पर QR Codes लगाए गए हिैं। इनके माध्यिम से आगंतुक पौधाें की
प्रजिा�तयिाें,  उनके  महित्व  और  संबं�धत  वैज्ञा�नक  जिानकारी  को  �ड�जि�ल  रूप  से  प्राप्त  कर  सकते  हिैं।  यिहि  पहिल
Technology-enabled Environmental Education का उदाहिरण हिै और वैज्ञा�नक जिानकारी को आम लोगाें
के �लए अ�धक सुलभ एवं इ�ंरै�क्�व बनाती हिै।

‘Bamboostium’ औरि सतत �वकास

कें द्र का Bamboostium �वशेष रूप से महित्वपूणर्त हिै, जिहिाँ बांस की 43 प्रजिा�तयिाें और उनके उपयिोगाें को प्रद�शर्तित
�कयिा  गयिा  हिै।  बांस  को  काबर्तन  प्रबंधन,  पा�र�स्थ�तक  पुनस्थार्तपन,  पयिार्तवरण-अनुकूल  उत्पाद,  हि�रत  �नमार्तण  और  सतत
आजिी�वका  से  जिोड़ा  गयिा  हिै।  यिहि  उदाहिरण  बताता  हिै  �क  जिैव  संसाधनाें  का  वैज्ञा�नक  एवं  ��काऊ  उपयिोग  हि�रत
अथर्तव्यवस्था और स्थानीयि आजिी�वका को बढ़ावा दे सकता हिै।

UPSC के �लि� महित्व

यिहि  पहिल  GS  Paper-III  (Environment  &  Ecology)  के  �लए  महित्वपूणर्त  हिै।  इसे  जिैव  �व�वधता  संरक्षण,
पा�र�स्थ�तकी  तंत्रि  सेवाएँ,  पयिार्तवरण  �शक्षा,  सतत  �वकास,  वनस्प�त  संसाधन,  पा�र�स्थ�तक  पुनस्थार्तपन  और  Green
Economy से जिोड़कर पढ़ना चा�हिए। साथ हिी, CSIR-NBRI की भू�मका वैज्ञा�नक अनुसंधान को समाजि तक पहुचँाने
के उदाहिरण के रूप में महित्वपूणर्त हिै। UPSC Mains में यिहि पहिल “वैज्ञा�नक संस्थानाें और समाजि के बीच सेतु” तथा
“जिैव संसाधनाें के संरक्षण के साथ सतत उपयिोग” के मॉडल के रूप में उद्धतृ की जिा सकती हिै।

07 अतंरिार्तष्ट्र ीयि यिवुा �दवस 2026 — यिवुा श��त औरि सतत �वकास ��तहिास �वं �दवस

सं के्ष प  में

अंतरार्तष्टि्र ीयि यिुवा �दवस प्रत्यिेक वषर्त 12 अगस्त को मनायिा जिाता हिै और संयिुक्त राष्टि्र  महिासभा ने इसे 1999 में
मान्यिता दी; पहिली बार यिहि �दवस 12 अगस्त 2000 को मनायिा गयिा। 2026 की थीम “From Clicks to
Progress: Youth Digital Pathways for Sustainable Development” हिै, जिो �ड�जि�ल तकनीक
और सतत �वकास में यिुवाआें की भू�मका पर कें �द्रत हिै। भारत के �लए यिुवा Demographic Dividend का
प्रमुख आधार हिैं, �जिसके �लए �शक्षा, कौशल, रोजिगार, स्वास्थ्यि और �ड�जि�ल अवसराें में �नवेश आवश्यिक हिै। यिुवा
SDG-4,  SDG-5,  SDG-8,  SDG-9  और  SDG-13  की  प्रा�प्त  में  महित्वपूणर्त  भू�मका  �नभाते  हिैं  तथा  AI,
FinTech और �ड�जि�ल उद्य�मता जिैसे क्षेत्रिाें में यिोगदान दे रहिे हिैं।

अंतरार्तष्टि्र ीयि  यिुवा  �दवस  (International Youth Day) प्रत्यिेक  वषर्त  12 अगस्त  को  मनायिा  जिाता  हिै।  संयिुक्त  राष्टि्र
महिासभा ने 1999 में यिुवाआें से संबं�धत मुद्दाें पर वै�श्वक स्तर पर जिागरूकता बढ़ाने के �लए इस �दवस को मान्यिता दी
थी। पहिली बार अंतरार्तष्टि्र ीयि यिुवा �दवस 12 अगस्त 2000 को मनायिा गयिा।
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2026 की स्थिीम

अंतरार्तष्टि्र ीयि  यिुवा  �दवस  2026 की  थीम  — “From Clicks to Progress: Youth Digital Pathways for
Sustainable  Development”  हिै।  इसका  मुख्यि  उद्दशे्यि  यिुवाआें  की  �ड�जि�ल  क्षमता,  नवाचार  और  तकनीकी
भागीदारी को सतत �वकास के लक्ष्यिाें से जिोड़ना हिै।

यिुवाआें औरि �ड�जिटलि प�रिवतर्तन का संबंध

आजि  यिुवा  वगर्त  Artificial  Intelligence,  Digital  Platforms,  Social  Media,  FinTech और  �ड�जि�ल
उद्य�मता जिैसे क्षेत्रिाें में महित्वपूणर्त भू�मका �नभा रहिा हिै। �ड�जि�ल तकनीक यिुवाआें को �शक्षा, रोजिगार, कौशल �वकास और
उद्य�मता  के  नए  अवसर  प्रदान  करती  हिै।  साथ  हिी,  Digital  Divide,  Cybersecurity,  Online
Misinformation और Digital Exclusion जिैसी चुनौ�तयिाँ भी सामने हिैं।

भारित के संदभर्त में महित्व

भारत �वश्व के सबसे बड़े यिुवा आबादी वाले देशाें में से एक हिै। भारत की Demographic Dividend का लाभ प्राप्त
करने  के  �लए  यिुवाआें  को  गुणवत्तापूणर्त  �शक्षा,  कौशल,  रोजिगार,  स्वास्थ्यि  और  उद्य�मता  के  अवसर  उपलब्ध  कराना
आवश्यिक हिै। Skill India, Digital India, Startup India और National Education Policy 2020 जिैसी
पहिलें यिुवा क्षमता को मानव पूंजिी में बदलने में महित्वपूणर्त भू�मका �नभाती हिैं।

SDGs औरि यिुवा

यिुवा Sustainable Development Goals (SDGs) की प्रा�प्त में महित्वपूणर्त भागीदार हिैं। �वशेष रूप से SDG-4
(गुणवत्तापूणर्त  �शक्षा), SDG-5 (लैं�गक  समानता), SDG-8 (सम्मानजिनक  कायिर्त  एवं  आ�थर्तिक  व�ृद्ध), SDG-9 (उद्योग,
नवाचार  एवं  अवसंरचना) और  SDG-13 (जिलवायिु  कारर्तवाइर्त) में  यिुवाआें  की  स�क्रयि  भागीदारी  महित्वपूणर्त  हिै।  �ड�जि�ल
कौशल यिुवाआें को इन लक्ष्यिाें के �लए नवाचार और सामा�जिक समाधान �वक�सत करने में सक्षम बनाता हिै।

UPSC के �लि� महित्व

यिहि �वषयि GS Paper-II (Social Justice) और GS Paper-III (Science & Technology) के �लए महित्वपूणर्त
हिै। UPSC में इसे Demographic Dividend, Human Capital, Youth Empowerment, Digital Di‐
vide, Skill Development, Digital Public Infrastructure और SDGs से जिोड़कर पढ़ें। मुख्यि परीक्षा में
यिहि तकर्त  महित्वपूणर्त हिै �क यिुवा आबादी तभी demographic dividend बनती हिै जिब उसे �शक्षा, कौशल, स्वास्थ्यि,
रोजिगार और �ड�जि�ल अवसराें से पयिार्तप्त रूप से सशक्त �कयिा जिाए।
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08 �वश्व हिास्थिी �दवस — ��शयिा�र्त हिास्थिी सरंिक्षण औरि मानव-हिास्थिी सघं�र्त की चनुौती 
��तहिास �वं �दवस

सं के्ष प  में

�वश्व हिाथी �दवस प्रत्यिेक वषर्त 12 अगस्त को मनायिा जिाता हिै, �जिसका उद्दशे्यि ए�शयिाइर्त और अफ्रीकी हिा�थयिाें के
संरक्षण के प्र�त जिागरूकता बढ़ाना हिै; पहिला �दवस 2012 में मनायिा गयिा। भारत में �वश्व की लगभग 60%
जिंगली  ए�शयिाइर्त  हिाथी  आबादी  पाइर्त  जिाती  हिै  और  हिाथी  को  राष्टि्र ीयि  �वरासत  पशु  का  दजिार्त  प्राप्त  हिै।  भारत  में
Project Elephant 1992 में शुरू �कयिा गयिा, �जिसका उद्दशे्यि हिा�थयिाें के आवास एवं ग�लयिाराें का संरक्षण
तथा मानव-हिाथी संघषर्त को कम करना हिै। आवास �वखंडन, मानव-हिाथी संघषर्त, रेलवे दुघर्त�नाएँ और अवैध �शकार
प्रमुख चुनौ�तयिाँ हिैं, �जिनके समाधान के �लए कॉ�रडोर संरक्षण और समुदायि आधा�रत संरक्षण आवश्यिक हिै।

�वश्व हिाथी �दवस (World Elephant Day) प्रत्यिेक वषर्त 12 अगस्त को मनायिा जिाता हिै। इसका उद्दशे्यि ए�शयिाइर्त और
अफ्रीकी हिा�थयिाें के संरक्षण के प्र�त वै�श्वक जिागरूकता बढ़ाना तथा उनके सामने मौजिूद खतराें पर ध्यिान आक�षर्तित करना
हिै। पहिला �वश्व हिाथी �दवस 12 अगस्त 2012 को आयिो�जित �कयिा गयिा था।

हिा�स्थियिाें के संरिक्षण का महित्व

हिाथी केवल एक प्रमुख वन्यिजिीव प्रजिा�त हिी नहिीं, ब�ल्क पा�र�स्थ�तकी तंत्रि के महित्वपूणर्त घ�क हिैं। वे बीजिाें के प्रसार,
वनस्प�त संरचना को प्रभा�वत करने और वन पा�र�स्थ�तकी तंत्रि के पुनजिर्तीवन में यिोगदान देते हिैं। इस�लए हिा�थयिाें का
संरक्षण व्यापक रूप से वन एवं जिैव �व�वधता संरक्षण से जिुड़ा हुआ हिै।

भारित औरि ��शयिा�र्त हिास्थिी

भारत ए�शयिाइर्त हिाथी (Asian Elephant) के वै�श्वक संरक्षण में महित्वपूणर्त भू�मका �नभाता हिै और भारत में �वश्व की
लगभग  60% जिंगली  ए�शयिाइर्त  हिाथी  आबादी  पाइर्त  जिाती  हिै।  भारत  ने  हिाथी  को  राष्टि्र ीयि  �वरासत  पशु  (National
Heritage Animal) का दजिार्त �दयिा हिै। भारतीयि हिाथी को वन्यिजिीव (संरक्षण) अ�ध�नयिम, 1972 की अनुसूची-I में
उच्चतम स्तर की कानूनी सुरक्षा प्राप्त हिै।

Project Elephant औरि संरिक्षण ढाँचा

भारत में Project Elephant वषर्त 1992 में शुरू �कयिा गयिा था। इसका उद्दशे्यि हिा�थयिाें और उनके आवासाें का संरक्षण,
हिाथी ग�लयिाराें की सुरक्षा तथा मानव-हिाथी संघषर्त (Human-Elephant Conflict) को कम करना हिै। भारत में हिाथी
संरक्षण के �लए Elephant Reserves और महित्वपूणर्त Elephant Corridors �वक�सत �कए गए हिैं। 2025 में
पयिार्तवरण मंत्रिालयि ने देश में 33 Elephant Reserves और लगभग 150 corridors का उल्लेख �कयिा था।

मानव-हिास्थिी संघ�र्त प्रमुख चुनौती

हिा�थयिाें के प्राकृ�तक आवासाें का �वखंडन, कृ�ष एवं बु�नयिादी ढाँचे का �वस्तार, रेलवे दुघर्त�नाएँ, अवैध �शकार तथा मानव
ब�स्तयिाें के �नक� हिा�थयिाें की आवाजिाहिी संरक्षण के सामने प्रमुख चुनौ�तयिाँ हिैं। �वशेष रूप से Human-Elephant
Conflict को कम करने के �लए स्थानीयि समुदायिाें की भागीदारी, हिाथी ग�लयिाराें का संरक्षण और वैज्ञा�नक �नगरानी
आवश्यिक हिै। हिाल के सरकारी प्रयिासाें में संवेदनशील रेलवे मागार्नें की पहिचान तथा रेल-हिाथी �कराव को कम करने के
उपायिाें पर भी जिोर �दयिा गयिा हिै।
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UPSC के �लि� महित्व

यिहि �वषयि GS Paper-III (Environment & Ecology) के �लए अत्यिंत महित्वपूणर्त हिै। इसे जिैव �व�वधता संरक्षण,
Project  Elephant,  Elephant  Reserves,  Wildlife  Protection Act,  1972,  CMS,  मानव-वन्यिजिीव
संघषर्त,  वन्यिजिीव  ग�लयिारे  और  समुदायि-आधा�रत  संरक्षण  से  जिोड़कर  पढ़ें।  �वशेष  रूप  से  यिाद  रखें  �क  ए�शयिाइर्त हिाथी
IUCN में Endangered श्रेणी में हिै और भारत में इसे राष्टि्र ीयि �वरासत पशु के रूप में मान्यिता प्राप्त हिै। UPSC Mains
में हिाथी संरक्षण को केवल वन्यिजिीव संरक्षण नहिीं, ब�ल्क पा�र�स्थ�तकी तंत्रि संरक्षण + स्थानीयि समुदायिाें की आजिी�वका +
सतत �वकास के संयिुक्त दृ�ष्टिकोण से प्रस्तुत करना अ�धक प्रभावी हिोगा।
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वन लिा�नरि 10 प्र�व�ष्टियिाँ

01 सवार्वोच्च न्यिायिालयि कॉले�जियिम ने न्यिायिमू�तर्ति र�वर्तिद्र वी. घुगे को �कस उच्च
न्यिायिालयि के मुख्यि न्यिायिाधीश के रूप में �नयिुक्त करने की �सफा�रश की हिै?

कलिकत्ता उच्च न्यिायिालियि

02 न्यिायिमू�तर्ति महिेश चंद्र �त्रिपाठी की �नयिु�क्त स्वीकृत हिोने पर वे बॉम्बे उच्च
न्यिायिालयि के कौन-से मुख्यि न्यिायिाधीश हिाेंगे?

50वें मुख्यि न्यिायिाधीश

03 9 अगस्त 2026 को �कस पु�लस बल को राष्टि्रप�त ध्वजि (President’s
Colour) से सम्मा�नत �कयिा गयिा?

पुडुचेरिी पु�लिस

04 UPI के संबंध में भारत सरकार ने �कस प्रकार के लेनदेन को �नःशुल्क बनाए
रखने की पु�ष्टि की हिै?

Person-to-Person (P2P) लिेनदेन

05 भारत में भुगतान एवं �नप�ान प्रणा�लयिाें को �व�नयि�मत करने वाला प्रमुख
कानून कौन-सा हिै?

Payment and Settlement
Systems Act, 2007

06 भारत के समुद्री प्रशासन को �ड�जि�ल बनाने के �लए शुरू �कए गए एकीकृत
प्ले�फॉमर्त का नाम क्यिा हिै?

�र्त-समुद्र (e-Samudra)

07 ‘Bank in a Box’ पहिल का मुख्यि उद्दशे्यि क्यिा हिै? शहिरिी सहिकारिी बैंकाें को आधु�नक
�ड�जिटलि बैं�कर्तिग �वं तकनीकी सु�वधा�ँ
उपलिब्ध करिाना

08 लखनऊ में ‘प्रकृ�त ज्ञान धाम’ को �कस वैज्ञा�नक संस्थान ने �वक�सत �कयिा
हिै?

CSIR-रिाष्ट्रीयि वनस्प�त अनुसंधान
संस्स्थिान (CSIR-NBRI)

09 अंतरार्तष्टि्र ीयि यिुवा �दवस 2026 की थीम क्यिा हिै? “From Clicks to Progress:
Youth Digital Pathways for
Sustainable Development”

10 भारत में हिा�थयिाें के संरक्षण के �लए Project Elephant �कस वषर्त शुरू
�कयिा गयिा था?

1992
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अभ्यिास प्रश्नोत्तरिी 8 प्र�व�ष्टियिाँ

प्र1. सवार्वोच्च न्यिायिालयि कॉले�जियिम ने न्यिायिमू�तर्ति र�वर्तिद्र वी. घुगे को �कस उच्च न्यिायिालयि के मुख्यि न्यिायिाधीश के रूप में
अनुशं�सत �कयिा हिै? �नयुि��तयिाँ

(a) बॉम्बे उच्च न्यिायिालयि (b) कलिकत्ता उच्च न्यिायिालियि 

(c) इलाहिाबाद उच्च न्यिायिालयि (d) मद्रास उच्च न्यिायिालयि 

उत्तरि. (B) कलिकत्ता उच्च न्यिायिालियि

व्याख्यिा

सवार्वोच्च न्यिायिालयि कॉले�जियिम ने 6 अगस्त 2026 को न्यिायिमू�तर्ति र�वर्तिद्र वी. घुगे और महिेश चंद्र �त्रिपाठी को क्रमशः कलकत्ता और बॉम्बे उच्च
न्यिायिालयि के मुख्यि न्यिायिाधीश के रूप में �नयिुक्त करने की �सफा�रश की। स्वीकृ�त �मलने पर न्यिायिमू�तर्ति �त्रिपाठी बॉम्बे हिाइर्त को�र्त के 50वें
मुख्यि न्यिायिाधीश हिाेंगे, जिब�क अं�तम �नयिु�क्त कें द्र सरकार की प्र�क्रयिा और राष्टि्रप�त की अ�धसूचना के बाद हिोगी।

प्र2. 9 अगस्त 2026 को पुडुचेरी पु�लस को �कस प्र�त�ष्ठत सम्मान से सम्मा�नत �कयिा गयिा? 

(a) पु�लस मेडल (b) रिाष्ट्रप�त ध्वजि 

(c) वीरता चक्र (d) राष्टि्रप�त पदक 

उत्तरि. (B) रिाष्ट्रप�त ध्वजि

व्याख्यिा

9  अगस्त  2026  को  कें द्रीयि  गृहि  मंत्रिी  अ�मत  शाहि  ने  पुडुचेरी  पु�लस  को  वीरता,  समपर्तण  और  �व�शष्टि  सेवा  के  �लए  राष्टि्रप�त  ध्वजि
(President’s Colour) से सम्मा�नत �कयिा। पुडुचेरी पु�लस ने कानून-व्यवस्था, नाग�रक सुरक्षा और COVID-19 महिामारी के दौरान
महित्वपूणर्त भू�मका �नभाइर्त; यिहि सम्मान उसके उत्कृष्टि पु�लस प्रशासन एवं आंत�रक सुरक्षा यिोगदान की मान्यिता हिै।

प्र3. भारत सरकार के अनुसार UPI के �कस लेनदेन पर कोइर्त शुल्क नहिीं लगायिा जिाएगा? स्वास्थ्यि

(a) केवल अंतरराष्टि्र ीयि लेनदेन (b) P2P लिेनदेन 

(c) केवल बड़े व्यापारी लेनदेन (d) केवल के्र�ड� काडर्त भुगतान 

उत्तरि. (B) P2P लिेनदेन

व्याख्यिा

भारत सरकार ने स्पष्टि �कयिा �क UPI उपयिोगकतार्तआें और P2P लेनदेन पर कोइर्त शुल्क नहिीं लगायिा जिाएगा, जिब�क वतर्तमान में UPI पर
MDR शून्यि हिै। भ�वष्यि में MDR लागू हिोने पर यिहि केवल चु�नर्तिदा व्यापारी लेनदेन और �नधार्त�रत सीमा से अ�धक के लेनदेन तक सी�मत हिो
सकता हिै, ता�क �ड�जि�ल भुगतान के �लए स्थायिी राजिस्व मॉडल �वक�सत �कयिा जिा सके।
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प्र4. भारत के समुद्री प्रशासन को �ड�जि�ल बनाने के �लए �वक�सत एकीकृत प्ले�फॉमर्त कौन-सा हिै? स्वास्थ्यि

(a) इर्त-सागर (b) �र्त-समुद्र 

(c) इर्त-पो�र्त (d) समुद्र श�क्त 

उत्तरि. (B) �र्त-समुद्र

व्याख्यिा

भारत के समुद्री प्रशासन को �ड�जि�ल बनाने के �लए इर्त-समुद्र (e-Samudra) एकीकृत प्ले�फॉमर्त �वक�सत �कयिा गयिा हिै, �जिसमें �सर्तिगल-
�वर्तिडो सेवाएँ, ऑनलाइन भुगतान, �ड�जि�ल प्रमाणपत्रि और �रयिल-�ाइम �्रै�कर्तिग जिैसी सु�वधाएँ हिैं। यिहि ना�वक-कें �द्रत सेवाआें को सरल बनाते
हुए Maritime India Vision 2030 और Maritime Amrit Kaal Vision 2047 के तहित समुद्री क्षेत्रि के �ड�जि�लीकरण एवं
आधु�नकीकरण को बढ़ावा देता हिै।

प्र5. ‘Bank in a Box’ पहिल का संबंध �कस क्षेत्रि से हिै? स्वास्थ्यि

(a) कृ�ष बैं�कर्तिग (b) शहिरिी सहिकारिी बैं�कर्तिग 

(c) ग्रामीण �वकास (d) बीमा क्षेत्रि 

उत्तरि. (B) शहिरिी सहिकारिी बैं�कर्तिग

व्याख्यिा

अ�मत शाहि ने मुंबइर्त में ‘Bank in a Box’ और 24×7 Security Operations Centre (SOC) लॉन्च �कए, �जिनका उद्दशे्यि शहिरी
सहिकारी बैंकाें को आधु�नक �ड�जि�ल बैं�कर्तिग और साइबर सुरक्षा सु�वधाएँ उपलब्ध कराना हिै। NUCFDC को UCBs का Umbrella
Organisation बनायिा गयिा हिै; लगभग 1,400 में से 650 UCBs सदस्यि हिैं, ₹306 करोड़ पूंजिीकरण हुआ हिै और इसका मुख्यिालयि
�दल्ली से महिाराष्टि्र  स्थानांत�रत �कयिा जिाएगा।

प्र6. Bamboostium में बांस की �कतनी प्रजिा�तयिाँ प्रद�शर्तित की गइर्त हिैं? स्वास्थ्यि

(a) 23 (b) 33 

(c) 43 (d) 53 

उत्तरि. (C) 43

व्याख्यिा

लखनऊ में डॉ. �जितेंद्र �सर्तिहि ने ‘प्रकृ�त ज्ञान धाम’ का उद्घा�न �कयिा, �जिसे CSIR-NBRI ने �वक�सत �कयिा हिै; यिहि जिैव �व�वधता और
पा�र�स्थ�तकी के अनुभवात्मक अध्यियिन के �लए Live Laboratory के रूप में कायिर्त करेगा। इसके प्रमुख आकषर्तण PAaVan Path,
भारतीयि �वरासत उद्यान, QR Code आधा�रत �शक्षा और Bamboostium में बांस की 43 प्रजिा�तयिाँ हिैं, जिो सतत �वकास और हि�रत
आजिी�वका पर कें �द्रत हिैं।
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प्र7. अंतरार्तष्टि्र ीयि यिुवा �दवस 2026 की थीम क्यिा हिै? ��तहिास �वं �दवस

(a) Youth and Climate Action (b) Youth for Global Peace 

(c) From Clicks to Progress: Youth Digital
Pathways for Sustainable Development 

(d) Digital Youth for India 

उत्तरि. (C) From Clicks to Progress: Youth Digital Pathways for Sustainable Development

व्याख्यिा

अंतरार्तष्टि्र ीयि  यिुवा  �दवस  हिर  वषर्त  12 अगस्त  को  मनायिा  जिाता  हिै; 2026 की  थीम  “From Clicks to Progress: Youth Digital
Pathways for Sustainable Development” हिै, जिो �ड�जि�ल तकनीक और सतत �वकास में यिुवाआें की भू�मका पर कें �द्रत हिै।
भारत  के  �लए  यिुवा  Demographic Dividend का  आधार  हिैं  और  �शक्षा,  कौशल,  रोजिगार  व  �ड�जि�ल  अवसराें  के  माध्यिम  से  वे
SDG-4, 5, 8, 9 और 13 की प्रा�प्त में महित्वपूणर्त यिोगदान दे सकते हिैं।

प्र8. भारत में �वश्व की लगभग �कतनी जिंगली ए�शयिाइर्त हिाथी आबादी पाइर्त जिाती हिै? ��तहिास �वं �दवस

(a) 30% (b) 40% 

(c) 50% (d) 60% 

उत्तरि. (D) 60%

व्याख्यिा

�वश्व हिाथी �दवस प्रत्यिेक वषर्त 12 अगस्त को मनायिा जिाता हिै; भारत में �वश्व की लगभग 60% जिंगली ए�शयिाइर्त हिाथी आबादी पाइर्त जिाती हिै
और हिाथी को राष्टि्र ीयि �वरासत पशु का दजिार्त प्राप्त हिै। भारत का Project Elephant 1992 में शुरू हुआ, �जिसका उद्दशे्यि हिा�थयिाें के
आवास एवं ग�लयिाराें का संरक्षण और मानव-हिाथी संघषर्त को कम करना हिै; प्रमुख चुनौ�तयिाें में आवास �वखंडन, रेलवे दुघर्त�नाएँ और अवैध
�शकार शा�मल हिैं।

उत्तरि कंुजिी

1 2 3 4 5 6 7 8

B B B B B C C D
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Current Affairs 8 ITEMS

01 Leadership Changes in the Higher Judiciary — New Collegium
Recommendations APPOINTMENTS

I N  S H O R T

On August 6, 2026, the Supreme Court Collegium recommended the appointment
of  Justice  Ravindra  V.  Ghuge  and  Justice  Mahesh  Chandra  Tripathi  as  Chief
Justices  of  the  Calcutta  High  Court  and  the  Bombay  High  Court,  respectively.
Justice  Ghuge is  currently  the  Acting  Chief  Justice  of  the  Bombay High Court,
while Justice Tripathi is a senior judge at the Allahabad High Court. Upon approv‐
al, Justice Tripathi will become the 50th Chief Justice of the Bombay High Court.
Final appointments are made following the Collegium's recommendation through
the Central Government's procedure and the President's notification of appoint‐
ment.

On August 6,  2026, the Supreme Court Collegium recommended the appointment of
Justice Ravindra V. Ghuge and Justice Mahesh Chandra Tripathi as Chief Justices of the
Calcutta High Court and the Bombay High Court, respectively.

Justice Ravindra V. Ghuge

Justice Ravindra V.  Ghuge is  currently the Acting Chief  Justice of  the Bombay High
Court. He has been recommended as the next Chief Justice of the Calcutta High Court.
He was appointed as a judge of the Bombay High Court on June 21, 2013. He assumed
the office of Acting Chief Justice in June 2026 following the appointment of the then
Chief Justice, Shri Chandrashekhar, to the Supreme Court.

Justice Mahesh Chandra Tripathi

Justice M.C. Tripathi currently ranks second among the senior judges of the Allahabad
High Court and heads the Principal Bench at Allahabad. If the Collegium's recommend‐
ation is approved, he will become the 50th Chief Justice of the Bombay High Court. Pre‐
viously, Justice D.K. Upadhyaya from the Allahabad High Court served as the 47th Chief
Justice of the Bombay High Court.

Judicial Experience of Both Judges

Justice Ghuge began his legal practice in 1990 and represented workers and trade uni‐
ons in approximately 2,000 cases related to labor law and industrial disputes. On the
other hand, Justice Tripathi enrolled as an advocate in 1992 and primarily practiced in
civil law matters. He also represented various government and public institutions.

Significance of the Collegium System

Under the Collegium system, a group of senior Supreme Court judges makes recom‐
mendations for the appointment and transfer of judges within the higher judiciary. The
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Supreme Court Collegium comprises the Chief Justice of India and the four senior-most
judges. However, a Collegium recommendation does not constitute the final appoint‐
ment in itself; the subsequent process involving the Central Government and the issu‐
ance of an appointment notification by the President are crucial steps.

Subsequent Process and UPSC Relevance

Following  the  recommendation,  the  Central  Government  completes  the  necessary
formalities, and the concerned judge assumes office as Chief Justice after the appoint‐
ment notification is issued. Currently, Justice Tapabrata Chakraborty serves as the Act‐
ing Chief Justice of the Calcutta High Court; Justice Ghuge will succeed him if the re‐
commendation is approved. For UPSC purposes, this development should be studied in
the context of topics such as Article 124, Article 217, judicial independence, the Collegi‐
um versus NJAC debate, and the appointment process within the judiciary.

02 Puducherry Police Honoured with ‘President’s Colour’ 

I N  S H O R T

On August 9, 2026, Union Home Minister Amit Shah honoured the Puducherry Po‐
lice with the prestigious ‘President’s Colour’ in recognition of their valour, dedica‐
tion, and distinguished service.  The Puducherry Police played a pivotal role in
maintaining law and order, ensuring public safety, and managing the situation
during the COVID-19 pandemic. Puducherry is a unique Union Territory, with its
territories spread across Puducherry, Karaikal, Mahe, and Yanam. This honour re‐
cognizes  the  police  force's  outstanding  service  as  well  as  its  contributions  to
internal security, disaster management, and citizen-centric policing.

On August 9, 2026, Union Home and Cooperation Minister Amit Shah honoured the Pu‐
ducherry Police with the ‘President’s Colour’ for their valour, dedication, and distin‐
guished  service.  Dignitaries,  including  Puducherry  Lieutenant  Governor  K.  Kailash‐
nathan and Chief Minister N. Rangasamy, were present at the ceremony.

Significance of the President’s Colour

The President’s Colour is a prestigious honour awarded to a disciplined force in recog‐
nition of  its  outstanding service,  courage,  devotion to duty,  and contribution to the
nation.  For a police force,  this  honour signifies institutional  recognition of  its  long-
standing contribution to maintaining law and order and serving and protecting cit‐
izens.

Why was the Puducherry Police honoured?

The Puducherry Police received this honour specifically for their work in maintaining
law and order, ensuring public safety, and discharging duties under challenging cir‐
cumstances. Puducherry has a unique geographical layout, as the Union Territory's re‐

MOCKTEST.IN ◆ DAILY CURRENT AFFAIRS 12 August 2026

mocktest.in · facebook.com/mocktest.in 21 / 35



gions are spread across Puducherry, Karaikal, Mahe, and Yanam. Maintaining security
and  law  and  order  across  these  geographically  dispersed  regions  poses  an
administrative challenge for the police.

Role during the COVID-19 pandemic

The Home Minister also commended the contribution of the Puducherry Police during
the COVID-19 pandemic. Throughout the pandemic, the police played a crucial role not
only in maintaining law and order but also in implementing government guidelines re‐
lated to health and safety. This example illustrates the multifaceted role of the police in
disaster management.

Historical and Administrative Significance of Puducherry

Puducherry’s history is linked to French colonial rule; it later became an integral part
of India.  Despite its  distinct  historical  and geographical  background, the region has
preserved its Indian cultural identity.

Puducherry Police and the UPSC Connection

The post of Director General of Police (DGP) in Puducherry was established on October
1,  1963.  Being awarded the President's  Colour serves as  a  recognition of  the police
force's institutional capability and long-standing service. For UPSC purposes, this event
should be studied in the context of internal security, police administration, the gov‐
ernance of Union Territories, disaster management, public order, and police reforms.
This topic is relevant for both GS Paper-II (Governance) and GS Paper-III (Internal Se‐
curity).

03 No charges for consumers on UPI; new MDR framework via PSS
Act amendment HEALTH & DISEASES

I N  S H O R T

The Government of India has clarified that no charges will be levied on UPI users,
particularly for P2P transactions, and that the MDR on UPI is currently zero. The
Payment and Settlement Systems Act,  2007,  serves as the primary legal frame‐
work for India's payment and settlement systems, encompassing provisions re‐
lated to digital payments. If MDR is implemented in the future, it could be restric‐
ted to select merchant transactions and those exceeding a specified threshold. The
objective behind discussions on MDR is not to make UPI expensive, but to develop
a sustainable revenue model for cybersecurity, technical infrastructure, and the
digital payment system.

The Government of India has clarified that transaction charges will not be levied on
UPI users. Specifically, Person-to-Person (P2P) transactions will remain free of charge.
Consequently, ordinary citizens can continue to transfer funds and make payments via
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UPI without incurring any separate transaction fees. The government has previously
clarified that no MDR is currently being charged on UPI.

PSS Act and Proposed Changes

The Payment and Settlement Systems Act, 2007 (PSS Act) is the primary legal frame‐
work regulating payment and settlement systems in India. Within this Act, Section 10A
is particularly significant for digital payments. Since January 2020, the MDR on RuPay
debit card and BHIM-UPI transactions has been set to zero to promote digital payments.

What is MDR and its relation to UPI?

The Merchant Discount Rate (MDR) is a fee levied within the payment mechanism that
processes a merchant's payment transactions. It is typically received by the financial
institutions or payment systems associated with the merchant. It is important to note
that MDR and the UPI charges levied on consumers are not the same thing. Under the
current system, the MDR on UPI is zero, and the government also provides financial
support to incentivize the digital payment ecosystem.

Scenario regarding the future implementation of MDR

The proposed arrangement should not be interpreted as an immediate decision to levy
charges on UPI transactions.  According to the government's clarification, if  an MDR
(Merchant Discount Rate) system is introduced in the future, it may be limited to specif‐
ic merchant transactions and applicable only to those exceeding a certain threshold.
The objective is not to make UPI expensive but to develop a sustainable revenue model
for the payment ecosystem.

Need for a sustainable revenue model for UPI

The massive expansion of UPI necessitates continuous investment in areas such as cy‐
bersecurity, fraud prevention, technical infrastructure, real-time payments, and griev‐
ance redressal.  Currently,  the government provides incentives to participants in the
UPI ecosystem. Therefore, the debate surrounding MDR should be viewed in the con‐
text  of  Digital  Public  Infrastructure  (DPI),  financial  inclusion,  and  the  long-term
financial sustainability of the payment system.

Key takeaways for UPSC

This issue is significant for GS Paper-III (Indian Economy). Study it in conjunction with
topics such as UPI, NPCI, the PSS Act 2007, MDR, digital payments, financial inclusion,
Digital Public Infrastructure, and FinTech regulation. For the examination, specifically
remember that P2P UPI transactions are free; MDR is a concept related to the merchant
side; the PSS Act serves as the primary legal framework for payment systems; and UPI
operates through an ecosystem led by the NPCI. The objective of maintaining zero MDR
on UPI in the current system has been to make digital payments widespread and af‐
fordable.
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04 Digital Transformation of India's Maritime Administration
through ‘e-Samudra’ HEALTH & DISEASES

I N  S H O R T

The ‘e-Samudra’ integrated digital platform has been developed to modernize In‐
dia's  maritime administration,  making maritime services digital  and more effi‐
cient. It incorporates features such as single-window services, online payments,
digital certificates, real-time tracking, and faceless governance. The platform fo‐
cuses on simplifying and enhancing the transparency of services for seafarers, in‐
cluding profile management, certification, employment, training, and grievance
redressal. e-Samudra fosters the digitization and modernization of the maritime
sector in alignment with India's ‘Maritime India Vision 2030’ and ‘Maritime Amrit
Kaal Vision 2047’.

The ‘e-Samudra’ platform has been developed as an integrated digital solution to make
India's maritime administration digital and more efficient. It is part of the digital ad‐
ministrative framework of the Directorate General of Shipping (DGS) under the Min‐
istry of  Ports,  Shipping and Waterways.  According to  official  DGS records,  modules
such as seafarer profiles, ship registration, and tonnage taxation are being developed
or migrated to this platform.

Single-Window Digitalization of Maritime Services

The primary objective of e-Samudra is to provide various maritime services on a uni‐
fied digital platform. Through this,  processes involving applications,  documentation,
certification,  approvals,  and  fee  payments  are  being  digitized.  This  initiative  helps
reduce paperwork,  accelerate processes,  and promote faceless and transparent gov‐
ernance.

Seafarer-Centric Digital Services

A key aspect of e-Samudra is seafarer-centric governance. Seafarer profiles are being
migrated to the new platform, and the DGS has instructed seafarers to verify and up‐
date their profile-related information. This facilitates a more streamlined approach to
processes related to certification, employment, training, and other maritime services.

Transparency, Tracking, and Grievance Redressal

The objective of digital maritime administration extends beyond merely providing on‐
line services; it aims to strengthen real-time tracking, digital record-keeping, and griev‐
ance redressal mechanisms. The current digital framework of the Directorate General
of Shipping (DGS) incorporates modules such as Grievance Redressal, Seafarer Certific‐
ate Verification, and 'e-Samudra'. These facilitate better access for seafarers and other
maritime stakeholders to track service status and resolve grievances.
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Alignment with Maritime India Vision 2030 and Amrit Kaal Vision 2047

'e-Samudra' should be viewed within the broader context of the modernization and di‐
gital transformation of India's maritime sector. India aims to emerge as a competitive
global maritime power by strengthening port efficiency, logistics, shipping, maritime
trade, and human resources. Consequently, 'e-Samudra' can be linked to the digital gov‐
ernance aspects of the Maritime India Vision 2030 and the long-term Maritime Amrit
Kaal Vision 2047.

Significance for UPSC

This initiative is relevant to both GS Paper-II and GS Paper-III. In the context of GS-II, it
should be studied alongside e-Governance, Digital Public Infrastructure, transparency,
and citizen-centric governance; for GS-III,  it  relates to ports,  shipping, the Blue Eco‐
nomy, maritime security, logistics, and maritime trade. Furthermore, it is important to
note that the Merchant Shipping Act, 2025, along with reforms in seafarer rights and
maritime administration  and the  provision  of  digital  maritime services,  constitutes
part of India's comprehensive maritime governance reform. Official DGS records indic‐
ate  the  formation  of  implementation  committees  for  'e-Samudra'  in  2024  and  the
planned operationalization or updating of its various modules by 2026.

05 Modernizing Digital and Cyber Security for Urban Cooperative
Banks via ‘Bank in a Box’ HEALTH & DISEASES

I N  S H O R T

Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launched initiatives such as
‘Bank in a Box’ and a 24×7 Security Operations Centre (SOC) to modernize Urban
Cooperative Banks (UCBs) during the ‘Sahakar Nav-Kranti’ event in Mumbai. Un‐
der ‘Bank in a Box’, small UCBs will gain access to facilities like Core Banking,
Digital Payments, Cloud services, AI-based fraud prevention, and regulatory com‐
pliance tools. The NUCFDC has been entrusted with the responsibility of providing
technical, financial, and regulatory support to UCBs as their umbrella organiza‐
tion. Out of approximately 1,400 UCBs, 650 have already become members, and a
capital  base  of  around  ₹306  crore  has  been  raised  for  the  NUCFDC;  its
headquarters will be shifted from Delhi to Maharashtra.

Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launched several initiatives aimed at
modernizing Urban Cooperative Banks (UCBs) at the ‘Sahakar Nav-Kranti’ event held in
Mumbai. Key among these were the inauguration of the new premises of the National
Urban Cooperative Finance and Development Corporation (NUCFDC) and the launch of
the ‘Bank in a Box’ technology platform and a Security Operations Centre (SOC) for par‐
ticipating UCBs. The objective is to provide small UCBs with access to modern banking
technology and cyber security facilities.

MOCKTEST.IN ◆ DAILY CURRENT AFFAIRS 12 August 2026

mocktest.in · facebook.com/mocktest.in 25 / 35



What is ‘Bank in a Box’?

‘Bank in a Box’ is an integrated technology solution that enables small UCBs—often
with limited branch networks—to access modern banking facilities without the need to
develop separate, expensive IT systems. It encompasses features such as Core Banking,
Digital Payments, Cloud Infrastructure, Loan Origination Systems, AI-based fraud pre‐
vention, Aadhaar-based services, and automated regulatory compliance. This initiative
will help reduce technology costs and operational burdens for small cooperative banks.

Security Operations Centre (SOC) and Cyber Security

With the expansion of digital banking, the risk of cyber fraud and cyber-attacks is also
increasing. Therefore, a 24×7 Security Operations Centre (SOC) has been established for
UCBs. Its objective is to provide continuous monitoring of cyber threats, identify suspi‐
cious activities, and offer security-related support. NUCFDC is also facilitating access to
technologies like 'MuleHunter,' which assist in identifying suspicious transactions and
'mule accounts.'

Role of NUCFDC

The National Urban Cooperative Finance and Development Corporation (NUCFDC) has
been  assigned  a  pivotal  role  as  the  Umbrella  Organisation  for  Urban  Cooperative
Banks. Its aim is to provide technical, financial, institutional, and regulatory support to
UCBs. Through shared technical services and contracts, smaller banks can benefit from
economies of scale and receive assistance in adopting modern banking systems.

UCB Sector and Capitalization

Out of approximately 1,400 urban cooperative banks in the country, around 650 have
become members of NUCFDC. A sum of approximately ₹306 crore has been raised for
the organization's capitalization. Maharashtra is a key state in terms of the number of
UCBs; consequently, it has been announced that the NUCFDC headquarters will be shif‐
ted from Delhi to Maharashtra. This move could strengthen institutional coordination
in a region that hosts a vast cooperative banking network.

Significance for UPSC

This initiative is important for GS Paper-III (Indian Economy). It should be studied in
the context of cooperative banking, financial inclusion, digital banking, FinTech, cyber‐
security,  AI-based  fraud  detection,  regulatory  compliance,  and  institutional  reform.
Notably, UCBs constitute a vital part of the Indian cooperative banking system, while
NUCFDC, acting as an Umbrella Organisation, aims to foster their technical and institu‐
tional empowerment. The 'Bank in a Box' concept exemplifies shared digital infrastruc‐
ture and economies of scale, whereas the SOC represents a significant step towards
strengthening proactive cyber-risk management within the banking sector.
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06 ‘Prakriti Gyan Dham’ — A New Center for Biodiversity and
Environmental Education HEALTH & DISEASES

I N  S H O R T

Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, inaugur‐
ated ‘Prakriti Gyan Dham’ in Lucknow, a facility developed by CSIR-NBRI. Func‐
tioning as a ‘Live Laboratory,’ it offers students and nature enthusiasts an experi‐
ential study of biodiversity and ecology. Key attractions include the ‘PAaVan Path,’
the ‘Indian Heritage Garden,’ and QR-code-based digital environmental education.
The ‘Bamboostium’ showcases 43 bamboo species, focusing on the sustainable use
of bio-resources, carbon management, and the promotion of green livelihoods.

Union Minister of State for Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, inaugurated the
environment-focused education center ‘Prakriti Gyan Dham’ in Lucknow. Developed by
the CSIR-National Botanical Research Institute (CSIR-NBRI), the center is located at the
Maharishi Parashar Bio-resource Centre in Banthra. Its objective is to connect scientific
research, biodiversity conservation, and environmental education with society.

Development as an Active ‘Live Laboratory’

Prakriti Gyan Dham has been developed as a ‘Live Laboratory’ where students, teach‐
ers, scientists, and nature enthusiasts can understand India’s botanical and ecological
diversity through direct, hands-on experience. Moving beyond traditional classroom-
based  instruction,  its  model  focuses  on  experiential  learning,  linking  botany  with
biodiversity conservation, ecology, and sustainable livelihoods.

PAaVan Path and Indian Heritage Garden

The  center’s  key  attractions  include  the  ‘PAaVan  Path’  and  the  ‘Indian  Heritage
Garden.’ The PAaVan Path offers an opportunity to understand various plants and their
ecological relationships. The Indian Heritage Garden showcases trees of historical and
cultural significance, particularly those linked to Indian history and the freedom move‐
ment; thus, the initiative integrates biological heritage with cultural heritage.

Technology-based Environmental Education

QR codes have been installed on various trees and exhibits throughout Prakriti Gyan
Dham. Through these means, visitors can digitally access information regarding plant
species,  their  significance,  and relevant  scientific  details.  This  initiative  exemplifies
technology-enabled  environmental  education,  making  scientific  information  more
accessible and interactive for the general public.

‘Bamboostium’ and Sustainable Development

The center’s ‘Bamboostium’ is particularly significant, showcasing 43 species of bam‐
boo and their various applications. Bamboo is linked to carbon management, ecological
restoration, eco-friendly products, green construction, and sustainable livelihoods. This
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example  demonstrates  how  the  scientific  and  sustainable  use  of  bio-resources  can
foster a green economy and support local livelihoods.

Significance for UPSC

This initiative is relevant to GS Paper-III (Environment & Ecology). It should be studied
in the context of biodiversity conservation, ecosystem services, environmental educa‐
tion,  sustainable  development,  botanical  resources,  ecological  restoration,  and  the
green  economy.  Furthermore,  the  role  of  CSIR-NBRI  serves  as  a  key  example  of
bridging the gap between scientific research and society. In the UPSC Mains examina‐
tion, this initiative can be cited as a model for "bridging the gap between scientific in‐
stitutions and society" and for the "sustainable use alongside conservation of bio-re‐
sources."

07 International Youth Day 2026 — Youth Power and Sustainable
Development HISTORY & DAYS

I N  S H O R T

International Youth Day is observed annually on August 12; it was recognized by
the United Nations General Assembly in 1999, and the first observance took place
on August 12, 2000. The theme for 2026 is "From Clicks to Progress: Youth Digital
Pathways for Sustainable Development," focusing on the role of youth in digital
technology and sustainable development. For India, the youth constitute the core
of the demographic dividend, necessitating investments in education, skills, em‐
ployment, health, and digital opportunities. Young people play a pivotal role in
achieving SDGs 4, 5, 8, 9, and 13, while contributing to sectors such as AI, FinTech,
and digital entrepreneurship.

International Youth Day is observed every year on August 12. The United Nations Gen‐
eral Assembly recognized this day in 1999 to raise global awareness regarding issues
affecting youth. The first International Youth Day was celebrated on August 12, 2000.

Theme for 2026

The theme for International Youth Day 2026 is "From Clicks to Progress: Youth Digital
Pathways for Sustainable Development." Its primary objective is to align the digital po‐
tential,  innovation,  and  technological  engagement  of  youth  with  the  Sustainable
Development Goals (SDGs).

The Relationship Between Youth and Digital Transformation

Today, the youth play a significant role in sectors such as Artificial Intelligence, digital
platforms, social media, FinTech, and digital entrepreneurship. Digital technology of‐
fers young people new opportunities for education, employment,  skill  development,
and entrepreneurship. Simultaneously, challenges such as the digital divide, cyberse‐
curity issues, online misinformation, and digital exclusion also persist.
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Significance in the Indian Context

India is home to one of the largest youth populations in the world. To harness the bene‐
fits of India's demographic dividend, it is essential to provide young people with access
to quality education, skills, employment, healthcare, and entrepreneurial opportunit‐
ies. Initiatives such as Skill India, Digital India, Startup India, and the National Educa‐
tion Policy 2020 play a pivotal role in transforming youth potential into human capital.

SDGs and the Youth

The youth are key partners in achieving the Sustainable Development Goals (SDGs).
Their active participation is particularly crucial for SDG-4 (Quality Education), SDG-5
(Gender Equality), SDG-8 (Decent Work and Economic Growth), SDG-9 (Industry, Innov‐
ation,  and  Infrastructure),  and  SDG-13  (Climate  Action).  Digital  skills  empower  the
youth to develop innovations and social solutions aligned with these goals.

Significance for UPSC

This topic is important for GS Paper-II (Social Justice) and GS Paper-III (Science & Tech‐
nology). In the context of UPSC, study this subject by linking it to concepts such as the
Demographic Dividend, Human Capital, Youth Empowerment, the Digital Divide, Skill
Development, Digital Public Infrastructure, and the SDGs. For the Main Examination, a
crucial argument is that the youth population translates into a demographic dividend
only when adequately empowered through education, skills, healthcare, employment,
and digital opportunities.

08 World Elephant Day — Asian Elephant Conservation and the
Challenge of Human-Elephant Conflict HISTORY & DAYS

I N  S H O R T

World Elephant Day is observed annually on August 12 to raise awareness about
the conservation of Asian and African elephants; the first such day was celebrated
in 2012. India is home to approximately 60% of the world's wild Asian elephant
population, and the elephant holds the status of 'National Heritage Animal' in the
country. 'Project Elephant'  was launched in India in 1992 with the aim of con‐
serving elephant habitats and corridors and mitigating human-elephant conflict.
Key challenges include habitat fragmentation, human-elephant conflict, railway
accidents,  and  poaching;  addressing  these  requires  corridor  conservation  and
community-based conservation efforts.

World Elephant Day is observed annually on August 12. Its objective is to raise global
awareness regarding the conservation of Asian and African elephants and to draw at‐
tention to the threats they face. The first World Elephant Day was held on August 12,
2012.
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Importance of Elephant Conservation

Elephants are not merely a key wildlife species but are also vital components of the
ecosystem. They contribute to seed dispersal, influence vegetation structure, and aid in
the regeneration of forest ecosystems. Consequently, elephant conservation is intrinsic‐
ally linked to the broader conservation of forests and biodiversity.

India and the Asian Elephant

India plays a pivotal role in the global conservation of the Asian elephant, hosting ap‐
proximately 60% of the world's wild Asian elephant population. India has designated
the elephant as its 'National Heritage Animal.' The Indian elephant enjoys the highest
level of legal protection under Schedule-I of the Wildlife (Protection) Act, 1972.

Project Elephant and Conservation Framework

'Project Elephant' was launched in India in 1992. Its objectives include the conservation
of elephants and their habitats, the protection of elephant corridors, and the mitigation
of  human-elephant  conflict.  Elephant  reserves  and  critical  elephant  corridors  have
been developed in India for elephant conservation. As of 2025, the Ministry of Environ‐
ment has identified 33 elephant reserves and approximately 150 corridors across the
country.

Human-Elephant Conflict: A Major Challenge

Fragmentation of  natural  elephant habitats,  the expansion of agriculture and infra‐
structure,  railway accidents,  poaching,  and elephant  movement  near  human settle‐
ments pose significant challenges to conservation. Specifically, the participation of local
communities, the protection of elephant corridors, and scientific monitoring are essen‐
tial to mitigate human-elephant conflict. Recent government initiatives have also em‐
phasized identifying vulnerable railway routes and implementing measures to reduce
train-elephant collisions.

Significance for UPSC

This topic is crucial for GS Paper-III (Environment & Ecology). Study it in conjunction
with biodiversity conservation, Project Elephant, elephant reserves, the Wildlife Pro‐
tection Act  (1972),  CMS,  human-wildlife  conflict,  wildlife  corridors,  and community-
based conservation.  Notably,  remember that  the Asian elephant is  classified as 'En‐
dangered' by the IUCN and is recognized as India's National Heritage Animal. In the
UPSC Mains examination, presenting elephant conservation through an integrated ap‐
proach—combining ecosystem conservation, local community livelihoods, and sustain‐
able development—will be more effective than viewing it solely as wildlife conserva‐
tion.
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One Liners 10 ITEMS

01 Which High Court’s Chief Justice has the Supreme Court
Collegium recommended Justice Ravindra V. Ghuge to
be appointed as?

Calcutta High Court

02 Upon the approval of his appointment, Justice Mahesh
Chandra Tripathi will be the Chief Justice of the Bombay
High Court at which position (number)?

50th Chief Justice

03 Which police force was awarded the ‘President’s Colour’
on August 9, 2026?

Puducherry Police

04 Regarding UPI, which type of transaction has the Gov‐
ernment of India confirmed will remain free of charge?

Person-to-Person (P2P)
transactions

05 What is the primary legislation regulating payment and
settlement systems in India?

Payment and Settlement
Systems Act, 2007

06 What is the name of the integrated platform launched to
digitize India’s maritime administration?

e-Samudra

07 What is the main objective of the ‘Bank in a Box’ initiat‐
ive?

To provide modern digital
banking and technological
facilities to urban
cooperative banks

08 Which scientific institution has developed ‘Prakriti
Gyan Dham’ in Lucknow?

CSIR-National Botanical
Research Institute (CSIR-
NBRI)

09 What is the theme of International Youth Day 2026? “From Clicks to Progress:
Youth Digital Pathways for
Sustainable Development”

10 In which year was ‘Project Elephant’ launched for the
conservation of elephants in India?

1992
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Practice Quiz 8 ITEMS

Q1. Which High Court's Chief Justice has the Supreme Court Collegium recommended
Justice Ravindra V. Ghuge to be? APPOINTMENTS

(a) Bombay High Court (b) Calcutta High Court 

(c) Allahabad High Court (d) Madras High Court 

Ans. (B) Calcutta High Court

S O LU T I O N

On August 6, 2026, the Supreme Court Collegium recommended the appointment of Justice Ravindra
V. Ghuge and Justice Mahesh Chandra Tripathi as Chief Justices of the Calcutta and Bombay High
Courts, respectively. Upon approval, Justice Tripathi will become the 50th Chief Justice of the Bom‐
bay High Court, while the final appointment will follow the Central Government's procedure and the
President's notification.

Q2. With which prestigious honor was the Puducherry Police awarded on August 9, 2026? 

(a) Police Medal (b) President’s Colour 

(c) Gallantry Award (d) President’s Medal 

Ans. (B) President’s Colour

S O LU T I O N

On August 9, 2026, Union Home Minister Amit Shah awarded the President’s Colour to the Puduch‐
erry Police for their gallantry, dedication, and distinguished service. The Puducherry Police played a
crucial role in maintaining law and order, ensuring civil safety, and managing the COVID-19 pan‐
demic; this honor recognizes their excellent police administration and contributions to internal se‐
curity.

Q3. According to the Government of India, which UPI transaction will not attract any
charges? HEALTH & DISEASES

(a) International transactions only (b) P2P transactions 

(c) Large merchant transactions only (d) Credit card payments only 

Ans. (B) P2P transactions

S O LU T I O N

The Government of India clarified that no charges would be levied on UPI users or P2P transactions,
noting that the Merchant Discount Rate (MDR) on UPI is currently zero. If MDR is implemented in
the future, it may be limited to select merchant transactions and those exceeding a specified limit, in
order to develop a sustainable revenue model for digital payments.
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Q4. Which integrated platform has been developed to digitize India's maritime
administration? HEALTH & DISEASES

(a) e-Sagar (b) e-Samudra 

(c) e-Port (d) Samudra Shakti 

Ans. (B) e-Samudra

S O LU T I O N

The e-Samudra integrated platform has been developed to digitize India's maritime administration,
featuring facilities such as single-window services, online payments, digital certificates, and real-
time tracking. It promotes the digitization and modernization of the maritime sector under 'Mari‐
time India Vision 2030' and 'Maritime Amrit Kaal Vision 2047' while simplifying seafarer-centric ser‐
vices.

Q5. Which sector is the ‘Bank in a Box’ initiative associated with? HEALTH & DISEASES

(a) Agricultural banking (b) Urban cooperative banking 

(c) Rural development (d) Insurance sector 

Ans. (B) Urban cooperative banking

S O LU T I O N

Amit Shah launched ‘Bank in a Box’ and a 24×7 Security Operations Centre (SOC) in Mumbai, aimed
at providing modern digital banking and cybersecurity facilities to Urban Cooperative Banks (UCBs).
NUCFDC has been designated as the Umbrella Organisation for UCBs; out of approximately 1,400
UCBs, 650 are members, it has achieved a capitalization of ₹306 crore, and its headquarters will be
shifted from Delhi to Maharashtra.

Q6. How many bamboo species are showcased in the ‘Bamboostium’? HEALTH & DISEASES

(a) 23 (b) 33 

(c) 43 (d) 53 

Ans. (C) 43

S O LU T I O N

Dr. Jitendra Singh inaugurated ‘Prakriti Gyan Dham’ in Lucknow, developed by CSIR-NBRI; it will
serve as a ‘Live Laboratory’ for the experiential study of biodiversity and ecology. Its key attractions
include the PAaVan Path, an Indian Heritage Garden, QR code-based education, and the ‘Bamboosti‐
um’ featuring 43 bamboo species, all focusing on sustainable development and green livelihoods.
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Q7. What is the theme for International Youth Day 2026? HISTORY & DAYS

(a) Youth and Climate Action (b) Youth for Global Peace 

(c) From Clicks to Progress: Youth Digital
Pathways for Sustainable Development 

(d) Digital Youth for India 

Ans. (C) From Clicks to Progress: Youth Digital Pathways for Sustainable Development

S O LU T I O N

International Youth Day is observed annually on August 12; the theme for 2026 is “From Clicks to
Progress: Youth Digital Pathways for Sustainable Development,” which focuses on the role of youth
in digital technology and sustainable development. India's youth form the foundation of its demo‐
graphic dividend; through education, skills, employment, and digital opportunities, they can make
significant contributions toward achieving SDGs 4, 5, 8, 9, and 13.

Q8. Approximately what percentage of the world's wild Asian elephant population is found
in India? HISTORY & DAYS

(a) 30% (b) 40% 

(c) 50% (d) 60% 

Ans. (D) 60%

S O LU T I O N

World Elephant Day is observed annually on August 12; India is home to approximately 60% of the
world's wild Asian elephant population, and the elephant holds the status of National Heritage An‐
imal. India's 'Project Elephant' was launched in 1992 with the aim of conserving elephant habitats
and  corridors  and  mitigating  human-elephant  conflict;  key  challenges  include  habitat
fragmentation, railway accidents, and poaching.

Answer Key

1 2 3 4 5 6 7 8

B B B B B C C D
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